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धारा 498A को 'दहेज़ प्रताड़ना' या 'दहेज़ हिंसा' के मामलों के खिलाफ एक कड़ी कानूनी कदम के
रूप में बनाया गया था। यह सेक्शन भारतीय दंड संहिता में शामिल है और यह पतियों और उनके
परिवार के खिलाफ विभिन्न प्रकार की हिंसा, जुल्म और आत्मघात को रोकने का प्रयास है, जो
दहेज़ की मांग के चलते घट सकती है।

यह विधायिका उस समय बनाई गई थी जब दहेज़ के मामलों में महिलाओं की आत्महत्याओं और उनकी
शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों की रिपोर्टें बढ़ रही थीं। यह कानून विशेष रूप से तबादला
करने का प्रयास करता है, जिससे महिलाएं दहेज़ के चलते होने वाली उत्पीड़ना और हिंसा से



सुरक्षित रह सकें।

 

"सेक्शन 498A" का गलत उपयोग कैसे होता है और पुरुष खुद को "सेक्शन 498A" के तहत झूठी
शिकायत से कैसे बचा सकते हैं:

*गलत उपयोग कैसे होता है:*
1. *झूठी आरोपों का इस्तेमाल:* कई बार, सेक्शन 498A को झूठी शिकायतों को बदलने और पुरुषों
और उनके परिवार को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
2. *दहेज के मामलों में भी शिकायत:* कई बार, दहेज के मामलों में भी सेक्शन 498A का उपयोग
किया जाता है, जो कि गलत हो सकता है।
3. *व्यक्तिगत वेंडेटा का इस्तेमाल:* व्यक्तिगत वेंडेटा और सम्पत्ति के बारे में झूठी
शिकायतें दर्ज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

*झूठी शिकायतों से बचने के उपाय:*
1. *आपत्तिकर तरीकों से बचाव:* संभावित आपत्तिकर तरीकों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण
है कि आप और आपका परिवार शांतिपूर्ण और सभ्य ढंग से व्यवहार करें।
2. *संबंधों के प्रमाण पत्र:* संबंधों के प्रमाण पत्र, संवाद संदेश और संबंधों के साक्ष्य
सब कुछ सुरक्षित रखें।
3. *सजाने के आरोपों का संविदानिक तरीके से प्रतिवाद:* सजाने के आरोपों का संविदानिक
तरीके से प्रतिवाद करें, और यदि आवश्यक हो, तो किसी वकील से सलाह लें।
4. *न्यायपालिका के निर्णय का पालन:* यदि आपके पास संबंधित न्यायपालिका के आदेश हैं, तो
उनका पालन करें और सम्बंधित दस्तावेज़ सुरक्षित रखें।

ध्यान दें कि ये सिफारिशें केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई हैं और
यदि आपके पास किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना हो, तो आपको मान्यता प्राप्त वकील से
परामर्श लेना चाहिए।

 

 

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले |

 

1. Rajesh Sharma vs. State of U.P. (2017):

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देशित किया कि पुलिस और अदालतों को संभावित
फर्जी और बेबुनियाद अभियानों से बचाव करने के लिए समझदारी से काम करना चाहिए, ताकि कोई
निर्दोष व्यक्ति को बिना आपत्तिकर अभियानों से परेशानी न हो।

 

2. Arnesh Kumar vs. State of Bihar (2014):



इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देशित किया कि आरोपित पक्ष के प्रति अत्यधिक
विवादास्पद प्रक्रियाएँ शुरू करने से पहले पुलिस और अदालतों को समझदारी से विचार करना
चाहिए।

 

3. Sushil Kumar Sharma vs. Union of India (2005):

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि सेक्शन 498A का गलत उपयोग करके सजाने वालों
के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निर्दोष
व्यक्तियों के प्रति आपत्तिकर दुखद प्रवृत्तियों से बचा जाए।

 

4. Kans Raj vs. State of Punjab (2000):

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह उल्लेख किया कि सेक्शन 498A का उपयोग गलतीपूर्ण और
प्रतिस्थान के उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए, और इसे फर्जी आरोपों से बचाने के लिए
विवादास्पद तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।

 

5. Preeti Gupta vs. State of Jharkhand (2010):

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सेक्शन 498A के तहत किए गए गलत आरोपों
से निर्दोष व्यक्तियों को अनुचित तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए, और यह केवल
न्यायपालिका का काम है उन्हें सजाने के अधिकार देना।

 

कृपया ध्यान दें कि सुप्रीम कोर्ट की निर्णयों का समय समय पर बदल सकता है, इसलिए आपको
नवीनतम जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट या मान्यता प्राप्त वकील से परामर्श
लेना चाहिए।

 

नकली या झूठे आरोपों से धारा 498A के तहत सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते
हैं:

 

1. *सबूत इकट्ठा करना:*

वकील बेकसूर वादी के निष्कलंकता को साबित करने वाले सबूत इकट्ठा करने में मदद कर सकते
हैं। इसमें संवाद रिकॉर्ड, साक्षात्कार, वित्तीय दस्तावेज़ और अन्य संबंधित प्रमाण
शामिल हो सकते हैं।

 



2. *चौकस परीक्षण:*

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, वकील साक्षात्कार और आरोपी के साक्ष्य की चौकस परीक्षण कर
सकते हैं ताकि उनकी बयानों में असंगतियां और विरोध दिखाई दे सकें।

 

3. *पूर्वानुमति जमानत:*

अगर झूठे आरोप के आधार पर गिरफ्तारी की संभावना हो, तो वकील पूर्वानुमति जमानत के लिए
आवेदन कर सकते हैं ताकि अनावश्यक गिरफ्तारी और परेशानी से बचा जा सके।

 

4. *मध्यस्थता:*

वकील दोनों पक्षों को मध्यस्थता या समझौते का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते
हैं, जिससे विवादित मामलों के बिना लंबी कानूनी लड़ाई के बिना ही समाधान हो सकता है।

 

5. *ठीक से प्रलेखन:*

सभी संवाद, संवादनाएँ और मामले से संबंधित प्रमाणों की विस्तृत रिकॉर्ड बनाकर रखने से,
झूठे दावों का प्रतिक्रिया करने में मदद मिल सकती है।

 

6. *एफआईआर क्वॉशिंग:*

अगर आरोप दुर्भाग्यवश या झूठे हैं, तो वकील एफआईआर (पहली जानकारी रिपोर्ट) क्वॉश करने के
लिए मान्य कानूनी आधार पर याचिका दाखिल कर सकते हैं।

 

7. *विशेषज्ञ राय:*

आवश्यकता पड़ने पर, मानसिक विज्ञानी या परामर्शदाताओं जैसे विशेषज्ञों की सलाह लेने से,
आरोपी के मामले का समर्थन करने वाले पेशेवर राय प्राप्त की जा सकती है।

 

8. *कानूनी जागरूकता:*

वकीलों को धारा 498A और संबंधित कानूनों की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि झूठे आरोपों का
सही तरीके से विरोध किया जा सके।

 

9. *संरक्षण आदेश:*



अगर आरोपी दुरुपयोग करने के लिए झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं (जैसे कि तलाक या बच्चों
की प्राथमिकता में

 

 

 

 

 

 

 

 


